पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 20 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2022--वैशाख 30, शक 1944 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 
राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 मार्च 2022 
क्रमांक ई 1-02/2022/एक-2.--राज्य शासन एतदद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2018 बैच के निम्नलिखित 


अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 31-12-2021 को पूर्ण होने के उपरांत, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2016 के 
नियम 3(1)(1) के परंतुक के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2022 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान Pay Matrix Level-11 में नियुक्त किया जाकर 
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संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 
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निम्नानुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
1. श्री अबिनाश मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा, 
भा.प्र.से. (2018) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा. जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा. 
2. सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार,  अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदा- 
भा.प्र.से. (2018) जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा. बाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलवप्रीत सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 अप्रैल 2022 


क्रमांक एफ 6-1/2022/1-7.--विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 4022/1135/XXI-B/C.G./2022, 
दिनांक 19-04-2022, द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में निम्नानुसार उप 
सचिव एवं विधि अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है :-- 


am. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के नवीन पदस्थापना 
साथ न्यायाधीश का नाम 
(1) (2) (3) 

1. श्री श्याम कुमार साहू, उप सचिव, 
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, FACT छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर 

9? श्री विवेक नेताम, विधि अधिकारी 
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दंतेवाड़ा छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर 

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए 


छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. डी. सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2022 


क्रमांक ई 1-07/2022/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई दिल्‍ली के 
पत्र क्र. A-5/15/2015-SEZ, दिनांक 01-02-2022 के तारतम्य में श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006 ), सचिव, ग्रामोद्योग 
विभाग की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि के लिये भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, नई दिल्‍ली को Joint 
Development Commissioner (JDC), MEPZ, SEZ, Chennai के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपते हुए कार्यमुक्त करता 


है. 
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नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 मार्च 2022 


क्रमांक ई 1-06/2022/एक-2.--राज्य शासन WIEN ART सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्‍ली के आदेश क्र. 33/ 
03/2022-EO(SM-i), दिनांक 23-02-2022 के तारतम्य में डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई 
दिल्ली की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश Ta, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग, नई दिल्‍ली को संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपते हुए कार्यमुक्त करता 
है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya Mahanadi Bhawan, Nava Raipur (C.G.) 


Nava Raipur, the 22nd April 2022 


F. No. 4279/1181/XXI-B/C.G./2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 
of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon’ble 
High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 836/Confdl./2022/II-2-30/200 1/1-15-02/2005 (Pt. IID/ 
II-15-30/2002/II-2-2/2007/M-2-17/2001 (pt.-IV), Bilaspur, dated 20th April, 2022, by withdrawing the services of 
the following members of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, appoints them as 
Judge, Family Court as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date they assume charge of office, 
namely :— 


S. No. Name of Judicial Officer with Name of the Court 
Present place of posting 
(1) (2) (3) 
1. Shri Ramashankar Prasad, District and Sessions Principal Judge, Family Court, Bilaspur 


Judge, Raigarh. 


2: Smt. Suman Ekka, District and Sessions Judge, Judge, Family Court, Baloda-Bazar 
Bastar (Jagdalpur). 


3. Shri Chandra Kumar Ajgalley, President, District Judge, Family Court, Surajpur 
Consumer Disputes Redressal Forum, Korba. 


4. Shri Mansoor Ahmed, Special Judge under S.C. Judge, Family Court, Manendragarh 
& S.T. (P.A.) Act, Rajnandgaon. 


5: Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.) II Additional Judge, Family Court, Janjgir-Champa 
District and Sessions Judge, Raigarh. 


क्रमांक 4279/1181/21-ब/छ.ग./2022.--कुटुंब ANAT अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन्‌ 1984) की धारा-4 की उप-धारा 
(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर al सहमति से एवं ज्ञापन 
क्रमांक 836/0णव9./2022#॥-2-30/2001#1-15-02/2005 (Pt. गा)आ-15-30/2002॥-2-2/2007॥-2-17/2001 (9.-५), बिलासपुर 
दिनांक 20-04-2022 के अनुपालन में नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित, निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों 
की सेवाएं वापस लेते हुए उनको अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार न्यायाधीश, Hea न्यायालय के पद पर उनके पदग्रहण करने के 


536 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022 [ भाग 1 


दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात्‌ :-- 


am. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायालय का नाम 
न्यायाधीश का नाम 
(1) (2) (3) 
1. श्री रमाशंकर प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ प्रधान न्यायाधीश, Pers न्यायालय, बिलासपुर 
2. श्रीमती सुमन एक्का, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर न्यायाधीश, PSST न्यायालय, बलौदाबाजार 
(जगदलपुर). 
3. श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर 


विवाद प्रतितोषण फोरम, कोरबा. 


4. श्री मंसूर अहमद, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति न्यायाधीश, Pera न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ 
एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 
राजनांदगांव. 
5. श्री विवेक कुमार तिवारी (वरिष्ठ ), तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा 


एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़. 


Nava Raipur, the 22nd April 2022 


F. No. 4285/1181/XXI-B/C.G./2022.—The State Government, in compliance of Memo No. 836/Confdl./ 
2022/II-2-30/200 1/II- 15-02/2005 (Pt. IMD)/I-15-30/2002/N-2-2/2007/-2- 17/2001 (Pt.-IV), Bilaspur, dated 20th April, 
2022, and on recommendation of the Hon’ble High Court of Chhattisgarh, hereby, withdrawing the services of the 
following member of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, appoints her as Chair- 
man, Permanent Lok Adalat, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date she assume charge of office, 
namely :— 


S. No. Name of Judicial Officer with Name of the Court 
Present place of posting 
(1) (2) (3) 
1. Smt. Urmila Gupta, Additional District and Sessions Chairman, Permanent Lok Adalat, Ambikapur 


Judge (ET.C.), Surajpur. 


क्रमांक 4285/1181/21-ब/छ.ग./2022.--राज्य शासन, माननीय छ.ग. उच्च न्‍्यायालय,, बिलासपुर की अनुसंशा से एवं ज्ञापन 
क्रमांक 836/20791/2022॥1-2-30/2001॥1-15-02/2005 (Pt. I)/I-15-30/2002/1-2-2/2007/I-2-17/2001 (pt.-IV), बिलासपुर, 
दिनांक 20-04-2022 के अनुपालन में, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के 
सदस्य की सेवाएं वापस लेते हुए उनको अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत के पद पर उनके पदग्रहण 
करने के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात्‌ :-- 


am. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायालय का नाम 
न्यायाधीश का नाम 
(1) (2) (3) 
1. श्रीमती उर्मिला गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, अम्बिकापुर 


(एफ.टी.सी. ), सूरजपुर. 
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Nava Raipur, the 22nd April 2022 


F. No. 4287/1181/XXI-B/C.G./2022.—The State Government, in compliance of Memo No. 836/Confdl./ 
2022/I-2-30/200 1/II-15-02/2005 (Pt. I1)/II-15-30/2002/I1-2-2/2007/I-2- 17/2001 (Pt.-IV), Bilaspur, dated 20th April, 
2022, and on recommendation of the Hon’ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Anand Ram Dhidhi, 
Chairman, Permanent Lok Adalat, Ambikapur to the post of Chairman, Permanent Lok Adalat, Durg from the date 
he assumes charge of his office. 


क्रमांक 4287/1181/21-ब/छ.ग./2022.--राज्य शासन, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय,, बिलासपुर की अनुसंशा से एवं ज्ञापन 
क्रमांक 836/20791./2022#॥-2-30/2001॥1-15-02/2005 (Pt. 1)#-15-30/2002॥-2-2/2007॥-2-17/2001 (pt.-IV), बिलासपुर, 
दिनांक 20-04-2022 के अनुपालन में, एतदद्वारा, श्री आनंद राम ढीढी, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, अम्बिकापुर को उनके कार्यभार ग्रहण 
करने के दिनांक से, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, दुर्ग के पद पर नियुक्त करता है. 


Nava Raipur, the 22nd April 2022 


F. No. 4289/1181/XXI-B/C.G./2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 
of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon’ble 
High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 836/Confdl./2022/II-2-30/200 1/M-15-02/2005 (Pt. IID/ 
II-15-30/2002/II-2-2/2007/I-2-17/2001 (pt.-IV), Bilaspur, dated 20th April, 2022, appoints the following members 
of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Table below to the post as mentioned in column (3) of the 
Table, from the date they assume charge of the office, namely :— 


S. No. Name of Judicial Officer with Name of the Court 
Present place of posting 

(1) (2) (3) 

1. Shri Gokaran Singh Kunjam, Judge, Family Court, Judge, Family Court, Raigarh 
Jashpur. 

2s Smt. Dhaneshwari Sidar, Principal Judge, Family Judge, Family Court, Ambikapur 
Court, Bilaspur. 

33 Smt. Vinita Warner, Judge, Family Court, Judge, Family Court, Rajnandgaon 
Manendragarh. 


HUH 4289/1181/XXI-B/C.G./2022.—HeF AAT अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन्‌ 1984) Ht धारा-4 की उप- 
धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सहमति से एवं 
ज्ञापन क्रमांक 836/20791/2022#॥-2-30/2001/1-15-02/2005 (Pt. MD/I-15-30/2002/II-2-2/2007/11-2-17/2001 (pt.-IV), 
बिलासपुर दिनांक 20-04-2022 के अनुपालन में नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित, निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा 
के सदस्यों को अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार न्यायाधीश, PSA न्यायालय के पद पर उनके पदग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त 
करता है, अर्थात्‌ :-- 


am. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायालय का नाम 
न्यायाधीश का नाम 
(1) (2) (3) 
1. श्री गोकरण सिंह कुंजाम, न्यायाधीश Peta न्यायालय, जशपुर, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ 
2. श्रीमती धनेश्वरी सिदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर 
बिलासपुर. 
3. श्रीमती विनीता वॉरनर, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, न्यायाधीश, POA न्यायालय, राजनांदगांव 
मनेन्द्रगढ़. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RAM KUMAR TIWARL Principal Secretary. 
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गृह (सी-अनुभाग) विभाग 
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ट ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अप्रैल 2022 
विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2022 का सूचना तथा कार्यक्रम 
क्रमांक एफ-09-58/गृह-सी/परीक्षा/2022.--छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय 
परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त-2022, दिनांक 01 अगस्त, 2022 से दिनांक 08 अगस्त, 2022 तक रायपुर/दुर्ग/ 
बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुकतों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के 


आयुक्‍तों को उपलब्ध करायें. 


सोमवार, दिनांक 01-08-2022 


क्रमांक प्रश्न पत्र समय 
(1) (2) (3) 


1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि. भू-अभिलेख एवं राजस्व 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


2. प्रश्न पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


3. प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के | AM: 10.00 बजे से 
लिये. दोपहर 1.00 बजे तक. 


4. Wea पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), विक्रय कर विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


5. प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59. प्रथम प्रश्न पत्र-विद्युत संबंधी विधियाँ, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के). 


सोमवार, दिनांक 01-08-2022 


6. द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया, दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 


7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक शाम 05.00 बजे तक. 


पंजीयकों के लिये. 
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


60. द्वितीय प्रश्न पत्र-भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 
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मंगलवार, दिनांक 02-08-2022 


(1) (2) (3) 


9. प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


10. प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-“बी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


11. प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-“सी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


12. प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रात: 10.00 बजे से 


13. प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 01.00 बजे तक. 


14. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


61. तृतीय प्रश्न पत्र-विद्युत संस्थापनायें (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


66. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


मंगलवार, दिनांक 02-08-2022 


15. दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व 
विभाग, भू-अभिलेख तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


16. प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान 
(पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


17. तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


18. प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


19. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


62. चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


67. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 
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बुधवार, दिनांक 03-08-2022 


(1) 


(2) 


(3) 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


63. 


68. 


तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), 
सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 

प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये. 

प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए, 

पांचवा प्रश्नपत्र-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल 
विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


22५ 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


64. 


69. 


बुधवार, दिनांक 03-08-2022 
प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 
दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 
तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता 
लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


Bod प्रश्न पत्र-विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्डस एरिया 
(बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक 
संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 
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गुरूवार, दिनांक 04-08-2022 


(1) 


(2) 


(3) 


33. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों, सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


34. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
35. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
36. प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 
37. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. oe se be a 
38. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 
39. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 
40. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 
गुरूवार, दिनांक 04-08-2022 

41. प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 
42. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, दोपहर 02.00 बजे से 

सा.प्र.वि., भू-अभिलेख तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. शाम 05.00 बजे तक. 
43. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
44. द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 

शुक्रवार, दिनांक 05-08-2022 
45. प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
46. प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रात: 10.00 बजे से 

47. प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के | दोपहर 01.00 बजे तक. 

अधिकारियों के लिये. 
48. प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 
49. द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के 


अधिकारियों के लिये. 
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(1) 


(2) 


(3) 


50. 


65. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


प्रश्न पत्र-पंचायत राज, प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, 
तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, 
ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, 
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


शुक्रवार, faerie 05-08-2022 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्नपत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारी 
संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


शनिवार दिनांक 06-08-2022 एवं रविवार दिनांक 07-08-2022 को शासकीय अवकाश 


सोमवार, दिनांक 08-08-2022 


प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


नोट :- 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम 
के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है. 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 


कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी. 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे 
अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


भाग 1 ] 
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सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1क्‍15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी 
तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा 
में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-06-2022 तक 
भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें 
इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


समस्त परीक्षा ax आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें. 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा hes में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अरूण देव गौतम, सचिव. 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 अप्रैल 2022 


क्रमांक एफ 19-22/2010/25-2.--विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 4275/1181/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 


22-4-2022 द्वारा श्रीमती किरण चतुर्वेदी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा की सेवाएं पीठासीन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्‍्फ 
अधिकरण के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु इस विभाग को सौंपी गई है. 


2. 


अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती किरण चतुर्वेदी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए 


उन्हें छत्तीसगढ़ ta sen अधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थ करता है. 


3. 


उक्त UCIT के फलस्वरूप श्री आशीष पाठक, पीठासीन अधिकारी, छत्तीसगढ़ tea aan अधिकरण रायपुर की सेवाएं, उनके 


पैतृक विभाग (विधि और विधायी कार्य विभाग) को वापस लौटाई जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एम. आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव. 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2022 


क्रमांक/299/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे wae 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
जशपुर कांसाबेल शब्दमुण्डा 1.361 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन मैनी एनिकट योजना 
संभाग, जशपुर. मुख्य नहर चै.क्र. 300 
से 312. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रितेश अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 5 अप्रैल 2022 


क्रमांक/2413/अ-82/2021.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बलरामपुर- वाड्फनगर सरूवत 1.45 अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सरूवत. जलाशय 
रामानुजगंज प.ह.नं. 16 उप संभाग, वाड़फनगर, बलरामपुर योजना के शीर्ष एवं 

(छ.ग.). नहर निर्माण अन्तर्गत 
ग्राम सरूवत. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 5 अप्रैल 2022 


क्रमांक/2414/अ-82/2021.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बलरामपुर- वाड्रफनगर बाजरा 6.92 अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सरूवत. जलाशय 
रामानुजगंज प.ह.न॑ं. 16 उप संभाग, वाड्रफनगर, बलरामपुर योजना के शीर्ष निर्माण 


(छ.ग.). अन्तर्गत ग्राम बाजरा. 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), ASHER के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2022 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202112042100011/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ Ices 0.028 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण साल्हेओना - कुकुर्दा 
Wer. 41 विभाग सेतु संभाग, संभाग रायगढ़, मार्ग के सपनई नाला 
जिला-रायगढ़ (छ.ग.). पर पुल एवं पहुंच मार्ग 
भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2022 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2022030402100080/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदट्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

रायगढ़ पुसौर नंदेली 0.362 कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना केलो परियोजना के 
प.ह.न॑ं. 26 निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया अन्तर्गत छिछोर 
रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.). उमरिया वितरक नहर, 
लंकापाली एवं सुलोनी 
माईनर नहर निर्माण 

हेतु भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 


क्रमांक/9426/भू-अर्जन/22/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राजनांदगांव अं. चौकी डोंगरगांव 0.068 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन हालमकोड़ो जलाशय 
प.ह.नं. 04 संभाग, राजनांदगांव. के नहर नाली में 


प्रभावित. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 


क्रमांक/9428/भू-अर्जन/21/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राजनांदगांव अं. चौकी साल्हेकुसुमकसा 1.168 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन पेंदलकुही जलाशय के 
Wer. 04 संभाग, राजनांदगांव. डूबान निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है. 


राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 


क्रमांक/9430/भू-अर्जन/24/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
Uae पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राजनांदगांव अं. चौकी कातुलवाड़ा 0.065 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन APR एनीकट के 
"Wer. 27 संभाग, राजनांदगांव. डूबान. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 


क्रमांक/9431/भू-अर्जन/25/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगएर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राजनांदगांव अं. चौकी हालमकोड़ो 0.173 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन हालमकोड़ो जलाशय 
Ue. 03 संभाग, राजनांदगांव. के डूबान निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है. 


राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 


क्रमांक/9432/भू-अर्जन/26/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राजनांदगांव अं. चौकी छछानपहरी 0.340 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बहोरनभेड़ी एनीकट 
प.ह.नं. 11 संभाग, राजनांदगांव. निर्माण, 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 


क्रमांक/9433/भू-अर्जन/27/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राजनांदगांव अं. चौकी हज्जूटोला 0.137 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन हालमकोड़ो जलाशय 
Wer. 04 संभाग, राजनांदगांव. के डूबान निर्माण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है. 


राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 


क्रमांक/9434/भू-अर्जन/23/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
Uae पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राजनांदगांव अं. चौकी सेम्हरबांधा 0.121 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन APR एनीकट के 
Wer. 20 संभाग, राजनांदगांव. डूबान. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 04/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर रतनपुर मझवानी 0.578 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन आमामुड़ा व्यपवर्तन 
WEA. 06/15 संभाग, कोटा. योजना के अन्तर्गत 
नहर निर्माण हेतु 
(पूरक प्रकरण). 


बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 8/अ-82/2018-19.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतदू पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर बेलगहना छतौना 13.174 .. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन आमामुड़ा व्यपवर्तन 
प.ह.नं. 08 संभाग, पेण्ड्रारोड. योजना Sa at 


हेतु. 
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बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 10/0अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर रतनपुर छेरकाबांधा 3.073 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लारीपारा व्यपवर्तन 
Wed. 35 संभाग, कोटा. योजना मुख्य एवं 
माईनर नहर निर्माण 
हेतु. 


बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 11/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर कोटा अमाली 0.966 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लारीपारा व्यपवर्तन 


"ea. 34 संभाग, कोटा. योजना डूब क्षेत्र हेतु. 
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बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 12//अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर रतनपुर उमरमरा 1.213 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लारीपारा व्यपवर्तन 
Wer. 39 संभाग, कोटा. योजना डूब क्षेत्र हेतु. 


बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 13/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Was पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर रतनपुर खरगहनी 0.194 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लारीपारा व्यपवर्तन 
प.ह.न॑. 35 संभाग, कोट. योजना नहर निर्माण 


हेतु. 
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बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 16/0अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर कोटा धूमा 0.327 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बांसाझाल - dat 
WEA. 26 संभाग, कोटा. योजना के अन्तर्गत 
बांयी तट नहर निर्माण 
हेतु. 


बिलासपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


क्रमांक 17/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर कोटा बांसाझाल 17.443 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बांसाझाल तेन्दूवा 
WEA. 25 संभाग, कोटा. जलाशय योजना के 
अन्तर्गत बण्ड एवं 
डूब क्षेत्र बांयी/दायी 


तट नहर निर्माण हेतु. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2022 


प्र. क्रमांक 202009042100039/अ-82/2019-20.--चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-पुसौर 
(ग) नगर/ग्राम-छिंच 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.376 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
290/1ग 0.121 
108/3क 0.020 
173/741 0.235 
योग 03 0.376 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना 
के अंतर्गत छिंच माईनर नहर निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2022 


प्र. क्रमांक 202009042100040/अ-82/2019-20.--चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-पुसौर 
(ग) नगर/ग्राम-कर्राजोर 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
343/48 0.040 
321/2क 0.016 
343/17 0.014 
343/12 0.040 
201/28 0.014 
194/4 0.048 
योग 06 0.172 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना 
के अंतर्गत छिंच माईनर नहर निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2022 


प्र. क्रमांक 202009042100041/अ-82/2019-20.--चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे ue पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
tH 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-पुसौर 
(ग) नगर /ग्राम-तेतला 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर 
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खसरा नम्बर रकबा (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना 
(हेक्टेयर में) के अंतर्गत केनसरा माईनर-1 नहर निर्माण हेतु. 
(1) (2) 
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
1508/1ग 0.049 (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 
1508/1क 0.016 
1209/1 0.012 
1489/1 0.012 
योग 04 0.089 रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2022 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना 
के अंतर्गत कर्राजोर माईनर नहर निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2022 


प्र. क्रमांक 202101042100100/अ-82/2020-21.--चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-पुसौर 
(ग) नगर/ग्राम-लिंजिर 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
689/2 0.124 


योग 01 0.124 


प्र. क्रमांक 202101042100101/अ-82/2020-21.--चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-पुसौर 
(ग) नगर/ग्राम-केनसरा 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.413 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर Thal 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
216/1 0.093 
225/4क 0.033 
225/2 0.101 
314/2 0.093 
460/7 0.093 
योग 05 0.413 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना 
के अंतर्गत केनसरा माईनर-1 नहर निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2022 


प्र. क्रमांक 08/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-रायगढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-कोटमार 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.480 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 
228/1 0.016 
188 0.113 
191/354 0.061 
182/1 0.049 
166 0.122 
282/2 0.057 
284/4 0.077 
233/39 0.344 
233/46 0.049 
229 0.016 
190/3 0.012 
190/1 0.032 
182/2 0.073 
163 0.016 
292 0.284 
289 0.073 
241 0.045 
233/5 0.049 
233/1, 233/2 0.194 
192/5 0.061 
190/355 0.198 
181/1 0.024 
240 0.215 
233/10 0.154 
288/3 0.267 


233/43 0.089 
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(1) (2) 
233/11 0.162 
161 0.126 
191/1 0.065 
181/2 0.024 
153/17 0.158 
282/3 0.012 
291/1 0.061 
288/4 0.122 
233/44 0.028 
211 0.032 
योग 36 3.480 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपनई बैराज 
वितरक व लघु निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 5 अप्रैल 2022 


क्रमांक/2415/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज 
(ख) तहसील-रामचन्द्रपुर 
(ग) नगर/ग्राम-त्रिशुली 
(A) लगभग क्षेत्रफल-1.310 हेक्टेयर 


भाग 1 ] 
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खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर A) 
(1) (2) 
4 0.090 
5 0.070 
10 0.270 
201 0.880 
योग 1.310 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कन्हर 
arb सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ.प्र.) 
एफ.टी.एल. से एम.डब्लू.एल. तक का डूब क्षेत्र छ.ग. राज्य 
ग्राम-त्रिशुली हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस 
को कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बेमेतरा, दिनांक 9 मार्च 2022 


क्रमांक/917/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बेमेतरा 
(ख) तहसील-थानखम्हरिया 
(ग) नगर/ग्राम-पदमी, प.ह.नं. 17 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) 

204/5 0.11 

204/8 0.09 

204/9 0.10 

योग 0.30 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिरवाबांधा 
जलाशय के नहर हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बेमेतरा, दिनांक 9 मार्च 2022 


क्रमांक/923/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.--चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे wae पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बेमेतरा 
(ख) तहसील-नवागढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-कातलबोड़ 
(A) लगभग क्षेत्रफल-2.08 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) 

3 0.41 

23/1 0.11 

24 0.35 

25 0.33 

26 0.65 

178 0.19 

180/1 0.04 

योग 7 2.08 
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(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढाबा व्यपवर्तन 
के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि के अंतर्गत. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बेमेतरा, दिनांक 9 मार्च 2022 


क्रमांक/924/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.--चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्‍्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे wae पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बेमेतरा 
(ख) तहसील-नवागढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-कुंवरा 
(A) लगभग क्षेत्रफल-1.97 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
800 1.97 
योग 1 1.97 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढाबा व्यपवर्तन 
के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि के अंतर्गत. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बेमेतरा, दिनांक 9 मार्च 2022 


क्रमांक/925/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.--चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बेमेतरा 
(ख) तहसील-नवागढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-कुंवरा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) 

92 0.34 

93 0.24 

94 0.38 

योग 3 0.96 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढाबा व्यपवर्तन 
के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि के अंतर्गत. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भोस्कर विलास संदीपान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


महासमुन्द, दिनांक 11 अप्रैल 2022 


भू-अर्जन प्र. क्रमांक 153 क/कले./07/अ-82/2022.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
= 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-महासमुन्द 
(ग) नगर/ग्राम-रूमेकेल, प.ह.नं. 10 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.37 हेक्टेयर 
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खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) 
480 0.03 
524 0.03 
521/2 0.06 
521/1 0.04 
518 0.04 
517 0.06 
516 0.03 
500 0.16 
505 0.07 
386 0.13 
347 0.04 
387 0.03 
388 0.10 
389 0.01 
379 0.02 
390 0.07 
359 0.03 
357 0.01 
378 0.01 
393 0.02 
362 0.06 
360/1 0.09 
358 0.07 
348 0.04 
346/1 0.01 
181/1 0.10 
178/1 0.01 
योग 27 1.37 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नैनीनाला 
व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुन्द, दिनांक 11 अप्रैल 2022 


भू-अर्जन प्र. क्रमांक 155 क/कले./03/अ-82/2022.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-महासमुन्द 
(ख) तहसील-बसना 


(ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुर, WEA. 25 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


(1) 


39 
40 
56 
57 
151 
59 
76 
58 
77 
112 
113 
126 
127 
152 
168 
169 
186 
188/1 
188/2 
252 
189/1 
189/2 
194 
195/1 
198 
195/2 
197 
199/2 
247 


रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(2) 


0.08 
0.09 
0.10 
0.03 
0.01 
0.02 
0.02 
0.06 
0.01 
0.02 
0.02 
0.03 
0.01 
0.05 
0.06 
0.07 
0.02 
0.10 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.04 
0.15 
0.03 
0.03 
0.01 
0.04 
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(1) (2) 
250 0.11 
योग 30 1.28 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गौरटेक 
व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा. ), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2022 


प्र. क्रमांक/5320/02/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जांजगीर-चांपा 
(ख) तहसील-डभरा 
(ग) नगर/ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 29 
(A) लगभग क्षेत्रफल-9.568 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 
V1 0.109 
326 0.765 
339 0.231 
340/1 0.558 
351/3, 352/271 0.040 
352/141, 353/14 0.040 


(1) (2) 
352/1घ, 353/1S 0.040 
352/1७, 353/1च 0.040 

381/7 0.020 
381/8 0.016 

382 0.243 

383 0.239 
388/8 0.186 
402/1 0.117 
412/1 0.069 
412/3 0.121 

414 0.045 
416/2 0.728 
416/5 0.911 
416/9 0.081 
416/10 0.081 
416/11 0.081 

422 0.069 

425 0.040 

426 0.206 

672/4 4.492 
योग 26 9.568 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैरॉज 
योजना के डूबान क्षेत्र हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 मई 2022 


प्र. क्रमांक/5919/01/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, GAARA और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जांजगीर-चांपा 
(ख) तहसील-डभरा 
(ग) नगर/ग्राम-उपनी, WEA. 26 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-67.445 हेक्टेयर 
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खसरा नम्बर 


(1) 


192/1 
192/2 
193/1 
193/2 
193/3 
193/4 
193/5 
193/6 
193/7 
193/8 
193/9 
197/1 
240 
241 
243/1 
243/2 
243/3 
244/1 
245 
246 
279 
281/1 
281/3 
281/4 
283 
284 
282 
285 
287/1 
287/2 
287/3 
287/4 
288 
289 
290/1 
290/2 
291/1 
291/2 
291/3 
291/4 
291/5 
291/6 
291/7 
291/8 
291/9 


रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(2) 


0.809 
0.405 
0.032 
0.040 
0.040 
0.016 
0.020 
0.028 
0.028 
0.020 
0.040 
0.089 
0.202 
0.194 
0.174 
0.057 
0.028 
0.405 
0.040 
0.081 
0.263 
0.121 
0.121 
0.121 
0.073 
0.089 
0.474 
0.817 
0.016 
0.008 
0.004 
0.004 
0.101 
0.162 
0.206 
0.198 
2.869 
0.324 
0.121 
0.121 
0.121 
0.405 
0.324 
0.182 
0.142 


(1) 


292/1 
292/2 
292/3 
292/4 
292/5 
292/6 
292/7 
292/8 
292/9 
292/10 
292/11 
292/12 
292/13 
292/14 
293/1 
293/2 
293/3 
293/4 
293/5 
293/6 
293/7 
293/8 
293/9 
293/10 
293/11 
294/1 
294/2 
294/3 
295 
296 
297/11 
297/2 
297/3 
298 
300 
301 
302/1 
302/2 
302/3 
302/4 
302/5 
302/6 
302/7 
302/8 
302/9 
302/10 
302/11 


(2) 


0.304 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.206 
0.049 
0.206 
0.049 
0.049 
0.049 
0.049 
0.049 
0.049 
0.028 
0.049 
0.182 
0.089 
0.089 
0.401 
0.397 
1.012 
0.607 
0.202 
2.428 
0.012 
0.028 
1.464 
0.045 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.049 
0.045 
0.040 
0.040 
0.040 
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(1) 


302/12 
302/13 
302/14 
302/15 
302/16 
302/17 
302/18 
302/19 
302/20 
302/21 
302/22 
303 
304/1 
304/2 
304/3 
304/4 
304/5 
304/6 
304/7 
304/8 
304/9 
304/10 
304/11 
304/12 
304/13 
304/14 
304/15 
304/16 
304/17 
304/18 
304/19 
305/1 
305/2 
306 
307 
308 
309/1 
309/2 
309/3 
309/4 
309/5 
310 
311 
312/1 
312/2 
313 
314 
315/1 


(2) 


0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.036 
0.036 
0.036 
0.040 
0.809 
0.251 
0.328 
0.049 
0.049 
0.049 
0.049 
0.049 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.425 
0.150 
0.186 
0.247 
0.287 
0.036 
0.040 
0.036 
0.036 
0.077 
0.813 
0.162 
0.238 
0.551 
0.275 
0.190 
0.040 


(1) 


315/2 
315/3 
315/4 
315/5 
315/6 
315/7 
316/1 
316/2 
316/3 
316/4 
317/1 
317/2 
318/1 
318/2 
319/1 
319/2 
319/3 
319/4 
320 
321 
325 
326/2 
326/3 
326/4 
326/5 
326/6 
326/7 
326/8 
326/9 
326/14 
327/2 
335 
336 
337 
338 
339/1 
339/2 
340/1 
340/2 
340/3 
341 
342 
343/1, 343/2, 343/3, 343/4 
343/5 
343/6 
343/7 
343/8 


(2) 


0.040 
0.032 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.093 
0.093 
0.036 
0.036 
0.040 
0.081 
0.077 
0.040 
0.631 
0.607 
0.235 
0.016 
0.024 
0.020 
0.040 
0.040 
0.040 
0.032 
0.008 
0.016 
0.004 
2.039 
1.578 
1.416 
0.352 
0.138 
0.134 
0.809 
0.704 
0.708 
0.295 
0.660 
0.393 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
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(1) 


343/9 
343/10 
343/11 
343/12 
343/13 
343/14 

344 
345 

346/1 

346/2 

346/3 

346/4 

346/5 

346/6 

347 
348 
349 
350/1 
350/2 
351 
376 

377/) 

377/2 

377/3 

377/4 

377/5 

377/6 

377/7 

377/8 

377/9 
377/10 
377/11 
377/12 
377/13 
377/14 

378 

379/1 

379/2 

379/3 

380 
381 
382/1 
382/2 
383 
384 

385/1 

385/2 

385/3 


(2) 


0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.825 
0.713 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.243 
0.093 
0.304 
0.275 
0.162 
0.267 
0.675 
0.057 
0.057 
0.057 
0.057 
0.057 
0.053 
0.057 
0.057 
0.057 
0.085 
0.085 
0.085 
0.166 
0.085 
0.769 
0.101 
0.061 
0.040 
1.539 
0.437 
0.101 
0.101 
0.121 
0.295 
0.053 
0.073 
0.073 


(1) (2) 
385/4 0.049 
385/5 0.049 
386/1 0.150 
386/2 0.146 

387 0.299 
388/1 1.554 
388/2 0.729 
388/3 0.729 
388/4 0.729 

389 7.899 

447 8.858 

योग 67.445 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैरॉज 
योजना के डूबान क्षेत्र हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गरियाबंद, दिनांक 6 मई 2022 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/201901221800001/अ-82.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
= 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-गरियाबंद 
(ख) तहसील-मैनपुर 
(ग) नगर/ग्राम-चनाभाठा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.53 हेक्टेयर 
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खसरा नम्बर 


(1) 


181 
187/2 
187/5 
193/8 
193/1 
193/6 
195 
197 
206 
207 
219 
208/1 
178 
209 
177 
210 
211 
218 
221 
222 
223 
230 
224/1 
225 
179 
68 
69 
145 
56 
48 
57/1 
58 
73 
71 
70/1 


रकबा 
(हेक्टेयर में ) 


(2) 


0.23 
0.01 
0.19 
0.01 
0.12 
0.20 
0.05 
0.12 
0.08 
0.07 
0.08 
0.04 
0.03 
0.03 
0.05 
0.03 
0.18 
0.01 
0.23 
0.11 
0.12 
0.10 
0.02 
0.20 
0.14 
0.14 
0.11 
0.22 
0.05 
0.02 
0.16 
0.11 
0.01 
0.12 


0.11 


(1) (2) 
70/2 0.03 
योग 36 3.53 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उरमाल 
जलप्लावन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


गरियाबंद, दिनांक 6 मई 2022 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/201906221800004/अ-82.-- 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-गरियाबंद 
(ख) तहसील-मैनपुर 
(ग) नगर/ग्राम-छैला 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर A) 

(1) (2) 

364 0.10 

366 0.42 

योग 02 0.52 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छैला व्यपवर्तन 
योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
AMAT गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर 
बीज भवन, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2021-22/7371.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32 (2 )/ भा.अधि./2018-19/3810 दिनांक 
21-08-2018 द्वारा श्री विजय कौशिक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कोटा को कृषि उपज मंडी समिति कोटा, जिला बिलासपुर का भारसाधक 
अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


संयुक्त कलेक्टर हेतु कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) का ज्ञापन क्र./क/वित्त-1/2022/847 दिनांक 14-01-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी 
समिति कोटा, जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी श्री विजय कौशिक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कोटा दिनांक 31-10-2021 को 
सेवानिवृत्त हो जाने से श्री प्रांजल मिश्रा, तहसीलदार कोटा को कृषि उपज मंडी समिति कोटा, जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त 
करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. 


अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा श्री विजय कौशिक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कोटा के स्थान पर श्री प्रांजल मिश्रा, तहसीलदार कोटा 
को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कोटा, जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है. 


भुवनेश यादव, 
संचालक. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 
Bilaspur, the 13th April 2022 


No. 807/Confdl./2022/M-2-90/2001 (Part-[V).—A) Shri Sumit Kumar Harsyana, Member of Lower Judi- 
cial Service and presently posted as VI Civil Judge Class-I, Raipur is transferred and appointed as Deputy Director, 
Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumes 
charge of his office. 


B) Shri Lokesh Patle, Member of Lower Judicial Service and presently posted as Civil Judge Class-II Deobhog 
is transferred and appointed as Administrative Officer, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the 
Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. 


Bilaspur, the 13th April 2022 


No. 812/Confdl./2022/N-3-1/2022.—The following candidates as mentioned in Column No. (2), appointed 
on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Govern- 
ment, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a 
direction to join their place of posting on or before 02-05-2022 :— 


TABLE 
S. No. Name Proposed Posting 
(1) (2) (3) 
1. Ku. Preeti Jha, D/o Shri Pawan Kumar Jha XII Additional Judge to the Court of I Civil Judge 


Class-II, Raipur. 
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2. Ku. Kriti Kujur, D/o Shri Manoj Kumar Kujur V Civil Judge Class-II, Ambikapur 
3. Ku. Shoaa Mansoor, D/o Shri Mansoor Ahmed II Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Class-II, Bilaspur. 
4. Smt. Neeharika Tiwari, W/o Shri Rakesh Kumar जा Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Tiwari. Class-II, Raipur. 
3: Shri Harshwardhan Jaiswal, S/o Shri Shyam IX Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Jaiswal. Class-II, Raipur. 
6. Shri Devendra Kumar Dixit, S/o Shri Purshottam V Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Lal Sharma. Class-II, Rajnandgaon. 
7. Shri Vivek Kumar Tandon, S/o Shri Punni Lal II Civil Judge Class-II, Surajpur 
Tandon. 
8. Ku. Shweta Awasthi D/o Shri Rakesh Awasthi वा Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Class-II, Bilaspur. 
9. Ku. Pooja Mandavi, D/o Shri Ramlal Mandavi Civil Judge Class-I, Kawardha 
10. Ku. Kanchi Agrawal, D/o Shri Chhaganlal IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Agrawal. Class-II, Bilaspur. 
11. Ku. Soumya Rai, D/o Shri Dinesh Rai X Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Class-II, Raipur. 
12. Ku. Prerana Verma, D/o Late Shri R. S. Verma VI Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Class-II, Rajnandgaon. 
13. Shri Vinay Kumar Sahu, S/o Shri Bharat Lal I Additional Judge to the Court of Civil Judge 
Sahu. Class-II, Kawardha. 
14. Ku. Surabhi Dhangad D/o Shri Ramnarayan I Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Class-II, Durg. 
15. Ku. Akansha Khalkoh, D/o Shri Linus Khalkho XI Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Class-II, Raipur. 
16. Shri Manjeet Jangde, S/o Shri Prem Chand Jangde Civil Judge Class-I, Korba 
17. Ku. Madhuri Markam, D/o Shri Mukund Markam I Civil Judge (1855-11, Balod 
18. Shri Saurabh Bara, S/o Shri Pankra Sius Bara वा Civil Judge Class-II, Raigarh 
19. Ku. Diksha Deshlahare, D/o Late Shri Basant वा Additional Judge to the Court of Civil Judge 
Kumar Deshlahare. Class-II, Baloda-Bazar. 
20. Shri Vikas Khandey, S/o Shri Anand Ram Khande I Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa 
21. Shri Aman Tigga, S/o Shri Anand Prakash Tigga II Civil Judge Class-I, Janjgir-Champa 
22. Ku. Danteshwari Netam, D/o Shri Radhe Shyam वा Civil Judge Class-II, Jagdalpur 


Netam. 
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23. Shri Arindam Neral, S/o Shri Arvind Neral I Additional Judge to the Court of Civil Judge 
Class-II, Kanker. 

24. Shri Hemant Raj Dhurve, S/o Keshav Ram Dhurve II Civil Judge Class-II, Balod 

25. Ku. Manisha Thakur, D/o Shri Mayaram Thakur I Civil Judge Class-I, Dhamtari 

26. Ku. Yogita Kunwar, D/o Shri Kamal Singh I Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Kunwar Class-II, Kondagaon. 

27. Ms. Savitri Raksel, D/o Shri Narendra Kumar II Additional Judge to the Court of I Civil Judge 
Raksel. Class-II, Surajpur. 

28. Smt. Richa Yadav, W/o Shri Saurabh Jain I Additional Judge to the Court of Civil Judge 


Class-II, Korba. 


By order of the High Court, 
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General. 


